भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. *106 
27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: बिहार के किसानों के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज
*106. प्रो॰ मनोज कुमार झाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने बिहार के किसानों के कल्याण के लिए 18 अगस्त, 2015 को तीन हजार चैरानवे करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी; और
(ख) यदि हां, तो उक्त पैकेज में से अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)
(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
‘‘बिहार के किसानों के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज’’ के संबंध में दिनांक 27 जुलाई, 2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 106 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।  

 जी हां। वित्‍त मंत्रालय, व्‍यय विभाग, भारत सरकार ने 2015 में बिहार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के संबंध में दिनांक 25.08.2015 को एक पत्र जारी किया। इस पैकेज में निम्‍नलिखित शीर्ष के तहत कृषि विकास कार्यक्रम शामिल है:  
	क्र.सं. 
	कार्यक्रम 
	आवंटन  (रू0 करोड़ में) 

	1. 
	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्तर के समान पूसा (बिहार) का उन्नयन
	400

	2. 
	मत्स्य पालन का विकास
	200

	3. 
	कृषि जल प्रबंधन (सूक्ष्म सिंचाई, जल संसाधनों का निर्माण)
	750

	4. 
	भंडारण क्षमता का विकास
	600

	5. 
	फार्म यंत्रीकरण
	600

	6. 
	बीज उत्‍पादन प्रणाली 
	300

	7. 
	राष्‍ट्रीय समेकित कृषि पद्धति अनुसंधान, मोतीहारी, बिहार
	30

	8. 
	सुपौल, मधेपुरा, हाजीपुर और चकिया बाजार में नए गोदामों का निर्माण
	214

	
	कुल 
	3094


जहां तक किसानों के कल्‍याण के लिए जारी निधियों का संबंध है, अद्यतन स्‍थिति इस प्रकार है:
क्र.सं.1. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्तर के समान पूसा (बिहार) का उन्नयन:  
पूसा (बिहार) का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्‍तर पर उन्‍नयन करने के लिए उक्‍त पैकेज में से अब तक निर्मुक्‍त निधियां 171 करोड़ रू. हैं। 
क्र.सं.2. मत्स्य पालन का विकास:  पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्‍य में मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए चलाई गई नीलीक्रान्‍ति स्‍कीम के तहत बिहार सरकार को निर्मुक्‍त निधियों का विवरण निम्‍नानुसार है- 

वर्ष 

राशि (रू0 करोड़ में)

2015-16

       0.94
2016-17


19.48
2017-18

    
 0.02

कुल 
    

20.44 रू0

इसके अलावा, बिहार सरकार से विभिन्‍न मात्‍स्‍यिकी कार्यकलापों को प्रारंभ करने के लिए 533 करोड़ रू0 की परियोजना लागत के साथ एक प्रस्‍ताव 31 मई, 2018 में प्राप्‍त हुआ है और इस प्रस्‍ताव की व्‍यवहारिकता की समीक्षा की जा रही है।  
क्र.सं. 3. कृषि जल प्रबंधन योजना (कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, पुन:स्‍थापन कार्य और सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्‍य कार्यकलाप): 
क. कृषि सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्‍ल्‍यू) ने निम्‍नलिखित विवरण के अनुसार सूक्ष्‍म सिंचाई और अन्‍य हस्‍तक्षेप स्‍कीमों के तहत बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्‍त की हैं। 
वर्ष 

राशि (रू0 करोड़ में)

2015-16

    
28.60

2016-17


21.60

2017-18

    
12.50

क का कुल योग
    
62.70 रू0
ख:
जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्‍ल्‍यूआर) ने निम्‍न विवरण के अनुसार त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमांड़ क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्‍ल्‍यूएम) और सतही जल सूक्ष्‍म सिंचाई के तहत बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्‍त की हैं :
योजना


  
      वर्ष 



राशि (रूपए करोड़ में)

एआईबीपी


2018
तक



87.83 

सीएडीडब्‍ल्‍यूएम


2016-17 और 2017-18

21.40

सतही सूक्ष्‍म सिंचाई

2015-16 से 2017-18


06.36

ख का कुल योग






115.59
ग.
भूमि संसाधन विकास ने पीएमकेएसवाई के पन धारा विकास घटक के तहत बिहार सरकार को निम्‍नानुसार निधियां जारी की हैं:-
योजना




वर्ष



राशि (रूपए करोड़ में)

पीएमकेएसवाई (पनधारा विकास)
2015-16 से 2017-18


52.47

ग का कुल योग







52.47

क+ख+ग का कुल योग = 62.70 करोड़ रू0 +115.59 करोड़ रू0 + 52.47 करोड़ रू0 =  230.76 करोड़ रू0
एआईबीपी के तहत 149 जारी प्रमुख और मध्‍यम सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा और उन परियोजनाओं की पहचान जिन्‍हें राज्‍य दिसम्‍बर, 2019 तक समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय जल संसाधन मंत्री, छत्‍तीसगढ़ सरकार और श्री गिरीश दत्‍तात्रेय महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्‍ट्र सरकार की अध्‍यक्षता में 02.03.2016 को एकबारगी अभ्‍यास के रूप में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने जून, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की और कैबिनेट ने 99 उच्‍च प्राथमिकता स्‍कीमों के साथ 27.07.2016 को पीएमकेएसवाई के कार्यान्‍वयन का अनुमोदन किया। यह भी बताया जाता है कि बिहार की दो परियोजनाओं नामत: दुर्गावती जलाशय और पुनपुन बैराज परियोजना को शुरु किया गया था। बिहार सरकार ने भी फरवरी, 2018 में परियोजना प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया है जिसमें उत्‍तर कोईल जलाशय स्‍कीम के लिए कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना, मोरेटल पाईन और इसकी वितरण प्रणाली के पुनरोद्धार कार्य सहित उदरस्‍थान बैराज योजना और कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के गौण तथा जल कार्यों के पुनरोद्धार कार्य को शुरु किया जाना है। तथापि वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय दिसम्‍बर, 2019 के निर्धारित समय में 99 प्राथमिकता परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्‍यान दे रहा है।   
क्र.सं. 4 भंडारण क्षमता का विकास 
 
राज्‍य सरकार से भंडारण क्षमता के विकास हेतु कोई विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है। 
क्र.सं. 5 फार्म यंत्रीकरण : 
डीएसी एंड एफडब्‍ल्‍यू ने निम्‍नलिखित विवरण के अनुसार कृषि यंत्रीकरण के तहत बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्‍त की हैं
	वर्ष
	राशि (करोड़ रुपये में)

	2014-15
	9.01

	2015-16
	शून्‍य 

	2016-17
	14

	2017-18
	शून्‍य

	2018-19
	25

	कुल योग
	48.01



जहां तक बिहार को प्रधानमंत्री पैकेज का संबंध है, कृषि यंत्रीकरण के लिए परियोजना 03 जुलाई, 2018 में प्राप्‍त हुई थी, परन्‍तु इसे एसएमएएम मानदंडों के अनुसार नहीं भेजा गया था। राज्‍य सरकार से संशोधित प्रस्‍ताव केवल 24.07.2018 को प्राप्‍त हुआ था और उसकी समीक्षा की जा रही है। 
क्र.सं. 6 बीज उत्‍पादन प्रणाली: डीएसी एंड एफडब्‍ल्‍यू ने पंचायत स्‍तर पर बीज प्रसंस्‍करण एवं बीज भंडारण गोदाम स्‍थापित करने के लिए बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के तहत बिहार सरकार को निम्‍नानुसार निधियां जारी की हैं:
क.
बीज ग्राम कार्यक्रम
	वर्ष
	राशि (करोड़ रुपये में)

	2014-15
	6.39

	2015-16
	6.00

	2016-17
	7.07

	2017-18
	3.24

	क का कुल योग
	22.70


ख.
ग्राम पंचायत स्‍तर पर बीज प्रसंस्‍करण सह बीज भंडारण गोदाम की स्‍थापना 

एफपीओ द्वारा ग्राम पंचायत स्‍तर पर बीज प्रसंस्‍करण सह बीज भंडारण गोदाम की 32 इकाईयों की स्‍थापना के लिए वर्ष 2017-18 में बिहार सरकार को प्रत्‍येक 500 एमटी के लिए 60 लाख रुपये की दर पर और 19.2 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
	 वर्ष
	राशि (रू0 करोड़ में)


2017-18

19.2

ख का कुल योग
19.2 
क+ख का कुल योग = 22.70 करोड़ रुपये + 19.2 करोड़ रुपये = 41.90 करोड़ रुपये

इसके अलावा डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू को केवल 24.07.2018 को बीज उत्‍पादन प्रणाली के लिए बिहार पैकेज के तहत 300 करोड़ रुपये के लिए परियोजना प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं।
क्र.सं. 7 राष्‍ट्रीय समेकित खेती प्रणाली अनुसंधान केन्‍द्र, मोतीहारी, बिहार 
राष्‍ट्रीय समेकित खेती प्रणाली अनुसंधान केन्‍द्र, मोतीहारी, बिहार के उन्‍नयन के लिए उक्‍त पैकेज में से अब तक निर्मुक्‍त की गई निधियां 23.26 करोड़ रू. हैं। 
क्र.सं. 8 सुपौल, मधेपुरा, हाजीपुर और चकिया बाजार में नये गोदामों का निर्माण 

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्‍त मंत्रालय ने सूचित किया है कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज को वापस नहीं लिया गया है तथापि इसे भूमि की अनुपलब्‍धता के कारण बंद कर दिया गया है। 
******
